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ऑ��े�लया म� मी�डया �ेटफ़ॉम� �वधेयक �ववाद
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(�ारं�भक परी�ा- रा�ीय और अंतरा ��ीय मह�  क�  साम�यक घटनाएँ)

 
(मु�  परी�ा, सामा� अ�यन  ��प�- 2 व 3 : भारत के �हत� पर �वक�सत तथा
�वकासशील देश� क�  नी�तय� तथा  राजनी�त का  �भाव, सूचना  �ौ�ो�गक�  और बौ��क
संपदा  अ�धकार� से संबं�धत �वषय� के संबंध म� जाग�कता)

संदभ�

हाल ही म�, ऑ��े�लयाई संसद  म� ‘समाचार मी�डया  और �ड�जटल �ेटफॉम� अ�नवाय�
मोलभाव  सं�हता ’ (मी�डया  बाग��न� ग कोड) �वधेयक पेश �कया  गया। इस संबंध म�
ऑ��े�लयाई �धानमं�ी ने वै��क राजन�यक समथ�न  �ा� करने के �लये भारतीय
�धानमं�ी से भी बात क�  है।

��ा�वत कानून  : �मुख �ब� दु

बड़े �ड�ज़टल �ेटफ़ॉम� को ऑ��े�लया  क�  मी�डया  क��नय� के समाचार� के
उपयोग, �दश�न  एवं उससे होने वाली आय  के �वतरण  के �लये एक मंच  पर लाया
जाएगा।
गौरतलब है क�  �ड�जटलीकरण  के दौर म� पाठक समाचार के �लये आ�धका�रक
टी.वी. चैनल या  मु��त समाचार प� के �ान  पर गूगल, फेसबुक तथा  यू�ूब जैसे
ऑनलाइन  मा�म� का  �योग कर रहे ह�, �जससे �व�ापन  क��नया ँ ऑनलाइन
मा�म� को �ाथ�मकता  दे रही ह�।
इस �कार, �व�ापन  उ�ोग के ऑनलाइन  �ेटफॉम� पर �श� होने से मी�डया
क��नय� को नुकसान  उठाना  पड़ रहा  है। मी�डया  हाउस और ऑनलाइन
�ेटफॉम� कंप�नय� के म� भुगतान  को लेकर समझौता  न  हो पाने क�  ���त म�
एक �तं� म�� क�  �नयु�� क�  जाएगी, �जसका  �नण�य  बा�कारी होगा।
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लाभ और सम�ा

इससे ऑनलाइन  �व�ापन  बाज़ार म� समान  ��त�धा� का  अवसर �मलने के
अ�त�र� एक �ाई और �वहाय� मी�डया  प�र�� सु�न��त �कया  जा  सकेगा।
साथ ही, इससे समाचार साम�ी तैयार करने वाली मूल सं�ाओ ंतथा  समाचार
�काशक� को उ�चत ��तफल �ा� होगा।
इस कानून  म� अ�नवाय� बातचीत के �लये एक म��ता  मॉडल का  तो �ावधान  है
परंतु समाचार �दश�न  से होने वाली आय  के �वतरण  से स�ं�धत �कसी अनुपा�तक
फामू�ले का  अभाव  है, जो�क �ववाद  का  �वषय  है।
राज� �वतरण  या  ��तपू�त�  से स�ं�धत �कसी �� फामू�ला  के अभाव  म� दोन�
प�� के म� �हत� के टकराव  क�  आशंका  है और म�� का  �नण�य  बा�कारी
होने से �ौ�ो�गक�  क��नय� के शोषण  क�  स�ावना  है।
ऐसे कानून� से �ंत� बाज़ार �णाली म� रा�  के ह��ेप म� वृ�� होगी, �जससे
अंतरा ��ीय  क��नया ँ उस देश म� कारोबार करने से �हचक� गी। फलत: उस देश म�
�नवेश और रोज़गार सृजन  म� कमी आ सकती है।

पहल क�  शु�आत

यह कानून  �यं म� ‘�व� का  पहला ’ ऐसा  मी�डया  �ेटफ़ॉम� कानून  है, �जसके
तहत गूगल और फेसबुक जैसी क��नय� को अपने �ेटफ़ॉम� पर समाचार
एज��सय� क�  समाचार साम�ी �द�श�त करने के �लये उनको ��तपू�त�  के �प म�
भुगतान  करना  पड़ेगा।
यह कानून  सोशल मी�डया  को �व�नय�मत करने क�  एक �मसाल है, �जस पर
वै��क �र पर बारीक�  से नज़र रखी जा  रही है।
इस बीच  फेसबुक ने अपने मंच  पर समाचार �ल� क को अव�� करते �ए ‘�ूज़
�ैकआउट’ का  �यास �कया  है। इस ���या  म� उसने कुछ आपातकालीन  सेवाओ ं
के �दश�न  को भी समा� कर �दया  है। साथ ही, ऑ��े�लया  के �ूरो ऑफ़
मेटे�रयोलॉजी, रा�  के �ा� �वभाग�, अ��  तथा  बचाव  सेवाओ,ं चै�रटी और
आपातकालीन  व  संकटकालीन  सेवाओ ंके पो� एवं �व�ापन� को क�थत तौर पर
हटा  �दया  है।

 ऑ��े�लयाई कानून

�ावधान� के अनुसार, गूगल और फ़ेसबुक को मी�डया  कंप�नय� के साथ भुगतान
वाता � करने क�  आव�कता  है और �कसी समझौते के आभाव  म� म��ता
�नकाय  का  �नण�य  अ�नवाय� है। इसके अभाव  म� भारी जुमा �न े का  सामना  करना
पड़ेगा। म�� को छोटे समाचार �काशक� के �लये मह�पूण� माना  जा  रहा  है।  
दोन� कंप�नय� का  तक�  है �क मी�डया  जगत पहले से ही �ड�जटल �ेटफ़ॉम� �ारा
उनके �लये उ�� �ै�फक से लाभा��त हो रहा  है और ��ा�वत �नयम से
इंटरनेट कंप�नय� के ‘�व�ीय  और प�रचालन  संबंधी जो�खम’ �र� म� वृ�� होगी।

बड़े �ड�जटल �ेटफ़ॉम� क�  रणनी�त

ई ौ ै
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फेसबुक ने कई समाचार सं�ान� के साथ समझौता  करके यू.के. म� �ूज टैब
फ�चर को लॉ� करने क�  योजना  बनाई है। यह सेवा  अमे�रका  म� पहले से मौजूद
है। साथ ही, गूगल अपने समाचार मंच  ‘गूगल �ूज़ शोकेस’ को �ारंभ कर रहा  है।
इनका  उ�े� समाचार आउटले�स के साथ भुगतान  समझौते को औपचा�रक
बनाना  है।
हाला ँ�क, पूव � म� गूगल ने �ेन  स�हत कई अ� �ान� म� अपनी ‘गूगल समाचार
सेवा ’ को वापस ले �लया  था , �जसम� �काशक� के �लये भुगतान  अ�नवाय� हो गया
था। ऑ��े�लया  म� गूगल क�  नी�त फेसबुक क�  अपे�ा  कम आ�ामक रही है।

मूल �च� तनीय मु�े

भुगतान  का  मु�ा  �ादा  �ववाद  का  �वषय  नह� है। ऑ��े�लया  म� �ववाद  इस पर
क� ��त है �क ये कंप�नया ं भुगतान  ���या  पर �कतना  �नयं�ण  रख पाएंगी। इसम�
प�रचालन  संबंधी पहलू जैसे �क समाचार फ़�ड �ोत� के �लये भुगतान  क�  मा�ा
तय  करना  और उनके ए�ो�रदम म� प�रवत�न  करना  शा�मल ह�।
यूरोपीय  देश� म� �वशेष �प से इस भुगतान  को कॉपीराइट से जोड़ा  गया  है, जब�क
ऑ��े�लयाई कानून  लगभग पूरी तरह से समाचार आउटलेट क�  सौदेबाजी क�
श�� पर क� ��त है।
ऑ��े�लया  म� यह पारंप�रक समाचार आउटलेट और टेक �ेटफॉम� के बीच  ‘श��
समीकरण� क�  ��त�धा�’ और ‘�भु�  के दु�पयोग’ का  मु�ा  है।

भारत का  ���कोण

भारत म� नी�त-�नमा �ताओ ंने अब तक गूगल और फेसबुक जैसे ‘म��� के �भु� ’

पर �ान  क� ��त �कया  है ��क�  समाचार सेवा  �दाता  इन  �ेटफाम� के �बना
�ाहक� तक नह� प�ँच  सकते ह�।
चीन  के बाद  दूसरा  सबसे बड़ा  ऑनलाइन  समाचार उपयोगकता � देश भारत है। साथ
ही, भारत म� �ड�जटल �व�ापन  खच� वष� 2022 तक बढ़कर 51,340 करोड़ �पए होने
क�  उ�ीद  है। अत: ऑनलाइन  और ऑफ़लाइन  �व�ापन� के बीच  सामंज� के
साथ एक सम�यकारी एवं �ापक ���कोण  क�  आव�कता  है।


